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इलाहाबाद उच्च न्यायालय  

रिट - ए संख्या - 1593/2026  

 श्रीमती राम कुमारी पांडये​ ​ ​ ​ ​  .....याचिकाकर्ता 

 बनाम  

भारत संघ एवं 5 अन्य​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  .....प्रत्यर्थी 

 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शिव कांत पांडये 

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : शिव कुमार पाल, उप महान्यायवादी (Dy.S.G.) 

 

मखु्य न्यायमरू्ति का न्यायालय  

माननीय अरुण भंसाली, मखु्य न्यायमरू्ति  

माननीय क्षितिज शलैेंद्र, न्यायमरू्ति 

1.​ यह याचिका सशस्त्र बल अधिकरण (ट्रिब्यनूल), क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ द्वारा निष्पादन आवेदन 

संख्या 284/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा 
अधिकरण ने आवेदक को एक नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया कि वह मतृक 

सनैिक की काननूी रूप से विवाहित पत्नी है। अधिकरण ने आगे आवेदक के अधिवक्ता को 
आवेदक की ओर से नोटरीकृत शपथ पत्र और परिवार रजिस्टर की प्रति दाखिल करने का निर्देश 

दिया ताकि यह स्थापित हो सके कि याचिकाकर्ता मतृक सनैिक की काननूी रूप से विवाहित 

पत्नी थी। 
2.​ आवेदक - मोती लाल पांडये ने पेंशन की मांग को लेकर वर्ष 2011 में अधिकरण का दरवाजा 

खटखटाया था। 
3.​ उक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, मोती लाल पांडये का निधन हो गया। याचिकाकर्ता 

द्वारा प्रतिस्थापन के लिए एक आवेदन दायर किया गया था जिसे अधिकरण द्वारा स्वीकार कर 
लिया गया था। 

4.​ जिसके बाद, मलू आवेदन (ओ.ए.) का निर्णय 25.10.2021 को निम्नलिखित निर्देशों के साथ 

किया गया:-  

"16. तदनसुार, मलू आवेदन को आशंिक रूप से स्वीकार किया जाता है। रिजर्व विस्ट पेंशन देने 

के आवेदक के दावे को खारिज करने वाली प्रत्यर्थियों की आपत्तियां खारिज की जाती हैं। आवेदक 

यह प्रमाणित करने के लिए प्रत्यर्थियों को प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्ततु करेगी कि वह स्वर्गीय 
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मोती लाल पांडये की काननूी पत्नी है। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद, प्रत्यर्थी अपने रिकॉर्ड में 
संशोधन करेंगे और स्वर्गीय मोती लाल पांडये के सेवा रिकॉर्ड में श्रीमती राम कुमारी पांडये का 
नाम दर्ज करेंगे। प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे स्वर्गीय मोती लाल पांडये को नियमों 
के अनसुार गणना की गई रिजर्व विस्ट पेंशन का बकाया 25.03.2008 से उनके जीवनकाल यानी 
19.10.2014 तक भगुतान करें और उसके बाद याचिकाकर्ता को उसके पति की मतृ्य ुकी अगली 
तारीख से जीवन भर के लिए पारिवारिक पेंशन का भगुतान करें, जिसमें पहले से भगुतान की गई 

गे्रच्यटुी राशि को समायोजित किया जाएगा। प्रत्यर्थी इस संबंध में प्रत्यर्थियों द्वारा इस आदेश 

की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर एक पेंशन भगुतान 

आदेश (PPO) जारी करेंगे, ऐसा न करने पर उन्हें इसकी प्रोद्भतू तिथि से वास्तविक भगुतान की 
तारीख तक राशि पर 9% की दर से ब्याज देना होगा।" 

5.​ वर्ष 2022 में एक निष्पादन आवेदन दायर किया गया था, जो इन सभी वर्षों तक अधिकरण के 

समक्ष लंबित रहा, और अतंतः, दिनांक 07.10.2025 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें 
जब याचिकाकर्ता ने दावा किया कि दिनांक 25.10.2021 के आदेश के अनसुार सभी प्रासंगिक 

दस्तावेज प्रस्ततु कर दिए गए हैं, जिस पर यह तर्क  दिया गया कि आवेदक द्वारा विवाह के संबंध 

में नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्ततु नहीं किया गया था, जिस पर अधिकरण ने निम्नलिखित निर्देश 

पारित किए:- 

 "9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल करने 

का निर्देश दिया जाता है कि वह मतृक सनैिक की काननूी रूप से विवाहित पत्नी थी। वह यह 

स्थापित करने के लिए परिवार रजिस्टर की प्रति भी दाखिल कर सकत ेहैं कि वह मतृक सनैिक 

की काननूी रूप से विवाहित पत्नी थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अपने दावे की पषु्टि के 

लिए कोई अन्य दस्तावेज भी दाखिल कर सकत ेहैं कि आवेदक मतृक परू्व सनैिक की काननूी रूप 

से विवाहित पत्नी थी।" 

6.​ उक्त निर्देशों से व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर की गई है। 
7.​ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क  दिया कि एक बार प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार हो जाने के 

बाद, प्रत्यर्थियों का याचिकाकर्ता से दस्तावेज मांगना उचित नहीं था। आगे यह तर्क  दिया गया 
कि अधिकरण ने आवेदक के अधिवक्ता को आवेदक की ओर से नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल 

करने और परिवार रजिस्टर दाखिल करने का निर्देश दिया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि 

अधिवक्ता से मवुक्किल की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और 
इसलिए, आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य है। 

8.​ प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया। तर्क  दिया गया कि अधिकरण ने 

केवल शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है और हालांकि संकेत यह दिया गया है कि 

अधिवक्ता को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, इसका आशय हमेशा यही रहा है 

कि आवेदक अपेक्षित शपथ पत्र दाखिल करेगा, और इसलिए, याचिका में कोई सार नहीं है। 
9.​ हमने दिए गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। 
10.​यह दलील कि चूंकि प्रतिस्थापन स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई 

दस्तावेज प्रस्ततु करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रथम दृष्टया गलत है, क्योंकि प्रतिस्थापन की 
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कार्यवाही प्रकृति में सारभतू नहीं होती है और केवल लंबित मकुदमेबाजी को आगे बढ़ाने के 

उद्देश्य से होती है और पक्षों के अधिकारों का निर्णय नहीं करती है। इसलिए, मलू आवेदन का 
निर्णय करत ेसमय अधिकरण ने विशषे रूप से याचिकाकर्ता को यह प्रमाणित करने के लिए 

प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्ततु करने का निर्देश दिया था कि वह स्वर्गीय मोती लाल पांडये की 
काननूी रूप से विवाहित पत्नी है। स्वीकार्य रूप से, अधिकरण के दिनांक 25.10.2021 के उक्त 

निर्देश को चनुौती नहीं दी गई है और इसलिए, दस्तावेज प्रस्ततु करने की आवश्यकता से अब 

बचा नहीं जा सकता है। 
11.​जहां तक अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों की प्रकृति का संबंध है, जसैा कि ऊपर उल्लेख किया 

गया है, जिसमें आवेदक के अधिवक्ता को आवेदक की ओर से नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल करने 

का निर्देश दिया गया था, हालांकि शब्दशः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति 

उचित हो सकती है, आदेश की भावना बिल्कुल स्पष्ट है जिसमें याचिकाकर्ता को नोटरीकृत शपथ 

पत्र दाखिल करने की आवश्यकता थी जसैा कि प्रत्यर्थियों द्वारा अपेक्षित था। 
12.​केवल आदेश के शब्दों को पढ़कर और उस आवश्यकता पर सवाल उठाकर, जो आवश्यकता 

दिनांक 25.10.2021 के आदेश द्वारा इंगित की गई थी और तब चनुौती नहीं दी गई थी, परूी 
तरह से निराधार आधार पर नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश को चनुौती देने वाली 
याचिका दायर करना परू्णतः तचु्छ (frivolous) है। यह चनुौती अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ता को 
वर्ष 2021 में अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के लाभों से वंचित कर रही है। 

13.​मामले की परिस्थितियों में, हमें अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 में 
हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। 

14.​यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता-आवेदक द्वारा अधिकरण के निर्देशानसुार 
सामग्री के साथ अपेक्षित नोटरीकृत शपथ पत्र दाखिल किया जाता है, तो उसे प्रत्यर्थियों द्वारा 
स्वीकार किया जाएगा और मामले पर अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्यवाही की जाएगी। 

15.​याचिका तदनसुार निस्तारित की जाती है। 

(क्षितिज शलैेंद्र, न्यायमरू्ति) (अरुण भंसाली, मखु्य न्यायमरू्ति) 

 4 फरवरी, 2026  

एन.डी. 
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